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विधि , न्याय मौर कम्पनी कार्य मंत्रालय 

(विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , ६ मई, 1996 
का . . . 358 ( म ).- - राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित 
मादेश मसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :- - 

मावेश 
फरवरी, 1990 में हुए साधारण निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य में 
48-नेहरू नगर, विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से श्री सूर्यकान्त वेंकटराष 
महारिक (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “निर्वाचित मध्यर्थी " कहा गया है 
फा निर्वाचन, निर्वाचित प्रभ्यर्थी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ उक्त प्रधिनियम " कहा गया है ) 
पाप 123 के खंड ( 3 ) मोर खंर ( 30 ) में विनिविष्ट भ्रष्ट प्रापरण 
लिए जाने के माधार पर मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 3 अप्रैल , 
1991 को प्रपस्त कर दिया गया था ; 

निर्वाचित प्रम्यर्थी द्वारा उम्मतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल 
की गई पी और उस न्यायालय ने तारीख 7 अगस्त, 1991 के अंतरिम 
मायेय वारा, तारीब 23 अप्रैल , 1991 के उच्च न्यायालय के प्राणेश 
पर सभव रोक लगा दी थी ; 

पौर उम्मतम व्यायालय ने तारीख 11 दिसम्बर, 1995 को अपील 
खारिज कर दी । 


पौर राष्ट्रपति ने उक्त प्रधिनियम की धारा 82 की उपधारा ( 1 ) 
के मनुसरण में इस प्रश्न पर कि क्या निर्वाचित प्रापर्टी को उस धारा 
को उपधारा ( 1 ) के अधीन निरहित किया जाए पोर यदि किया जाए 
तो कितनी अवधि के लिए, निर्वाचन प्रायोग की राय मांगी है ; 

मौर निर्वाचन पायोग ने अपनी यह राय दी है ( उपबंध देखिए ) 
कि निर्वाचित अभ्यर्थी को ऊपर उल्लिखित भ्रष्ट प्राचरण किए जाने के 
संबंध में छह वर्ष की अवधि के लिए, जिसकी संगणना तारीब 11 
दिसम्बर, 1995 अर्थात्, उच्चतम न्यायालय के मावेश की तारीख से की 
जाएगी, निरहित किया जामा पाहिए ; 

प्रत., प्रय, , शंकर दयाल शर्मा, भारत का राष्ट्रपति उक्त प्रधि 
नियम की धारा 8क की उपधागा ( 3 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि निर्वाचित प्रम्यर्थी को तारीख 
11 दिसम्बर, 1995 से छह वर्ष की अवधि के लिए निरहित किया 
जाए । 

मारत का राष्ट्रपति 


उपाध 

मारत निर्वाचन पायोग 
गणपूति : 
जी . पी. जी. कृष्णामूर्ति टी . एन. शेषम . एम . एस . गिल 
निर्वाचन मायुक्त 

मुख्य निर्वाचन मायुक्त निर्वाचनमायुक्त 
1996 का निर्देश मामला सं 2 (लोक प्रतिनिधित्व मधिनियम ) 


1248GI / 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART H _ SEC: 3 ( ii ) 1 

- - - - - --- -- -- - ----. .. - - - -- - - -- -- - -- .. .. .:--- - -- --- - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - -- -- 
( लोक प्रतिनिधिस्व अधिनियम , 1951 की धारा 8क ( 1 ) के साथ ( vi ) यहां इस तथ्य की पोर ध्यान देना सुसंगत होगा कि श्री 
पठित धारा 8क ( 3 ) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश ) 

महाडिक ने , उच्चतम न्यायालय के समक्ष पपील के लम्बित 
गंधर्भ : श्री सूर्यकान्त बाटराष महाधिया, महाराष्ट्र विधान ममा मा 

रहने के दौरान , फरवरी, 1993 में हुए महाराष्ट्र विधाम 

गमा का निर्वाचन उसी 48-नेहरू भगर विधान सभा निर्वाचन 
सदस्य, की निईता । 

क्षेत्र से पुनः लड़ा था । वे उक्त मिमिन में निर्वाचित हुए 
गय 

थे और इस समय महाराष्ट्र विधान सभा के मासीन सदस्य है । 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की ( संक्षेप में " 1951- - 
अधिनियम ) धारा 8 ( 3 ) के प्रधान भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त 

3. ऐसे मामलों में पायोग की संगत पति का पालन करते हुए , 
इस निर्देश में , इस प्रश्न पर कि क्या श्री सूर्यकान्स वेंकटराव महाडिक , 

श्री महाडिक को प्रायोग द्वारा अपनी राय कायम करने से पहले व्यक्तिगत 
महाराष्ट्र विधान सभा का सदस्य को उक्त अधिनियम की धारा 8क ( 1 ) 

सुनवाई का अवसर दिया गया था । इस प्रयोजन के लिए, तारीख 
के प्रधान निरहित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी अवधि 

2- 4- 1996 को सुनवाई नियत की गई थी और श्री महाशिक को तारीख 
के लिए किया जाए, निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है । 

26- 3-1996 तक अपना लिखित कथन फाइल करने के लिए कहा गया 

या । उन्होंने इस आधार पर फि उच्चतम न्यायालय के तारीख 11- 12 
2. संक्षेप में , सुसंगत तथ्य निम्नलिखित है :- - 

1995 के प्रादेश के विरुद्ध पुर्नावलोकन मर्जी फाइल की है जिसे उस 
( i ) श्री सूर्यकान्त फेंकटराव महारिक , फरवरी, 1990 में हुए न्यायालय द्वारा दो सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए ग्रहण किए जाने 

साधारण निर्वाचन में 48- नेह नगर , विधान सभा निर्वाचन को संभावना है, अपना लिखित कयन फाइल करने के लिए वो सप्ताह 

क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे । का समय बढ़ाने का अनुरोध किया । उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया 
( ii ) उनके निर्वाचन को एक प्रतिद्वंदी अभ्यर्थी श्रीमती सरोज संदेश गया और परिणामतः मुनवाई, जो तारीख 2-4- 1996 के लिए नियत 
नाइका ( मोसले ) द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष 1990 

की गई थी , तारीख 16- 4-1996 तक मुल्तवी कर दी गई । 
की निर्वाचन अर्जी सं . 14 में मनौती दी गई थी । मुंबई 
उच्च न्यायालय ने, तारीख 23- 4- 1991 के अपने निर्णय 

___ 4. श्री महाडिक ने तारीख 5- 4- 1996 को अपना लिखित कथन 
और प्रादेश द्वारा , श्री महाडिक को धर्म के माघार पर भेजा जो प्रायोग को तारीख 9- 4-1996 को प्राप्त हुप्रा । उन्हें यथा 
अपील करने पौर भारत के नागरिकों के विभिन्न मा के बीच नियत तारीख 16-4-1996 को प्रायोग की पूर्णपीठ द्वारा भी सुना गया 
णनुना पौर घणा की भावनाएं उद्दाप्त करने के लिए 1951• था । उक्त सुनवाई में श्री वी पार० भंडारे, विद्वान फाउंसेल,, बाग. उनका 
अधिनियम की धाग 13( 3 ) और धारा 1 : 3 ( 30 ) के प्रतिनिधित्व किया गया था । 
अधीन भ्रष्ट प्राधरण का दोषी पाया । इसके परिणामस्वरूप , 
उच्च न्यायालय ने श्री महाष्टिक का निर्वाचन प्रपात कर 

5. आयोग ने श्री भंडारे के मौखिक निवेदनों पर सावधानीपूर्वक 
दिया । 

विचार किया है । आयोग ने श्री महाडिक द्वारा किए गए लिखित नियमों 

का परिशीलन किया है और उनकी सावधानीपूर्वक परीक्षा भी की है । 
( iii ) उच्चतम न्यायालय ने , अपीस किए जाने पर 1991 की 
सिविल पील सं . 1453 में तारीख 7-8- 1991 के अपने 

___ 6. श्री भंडारे ने आयोग को सूचित किया कि श्री महाडिक द्वारा 
अंतरिम मावेश द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर निम्न 
लिखित शब्दों में सापेक्ष रोक लगा दी :- - 

फाइल की गई पुनर्विलोकन अर्जी उपतम न्यायालय बारा मार्च, 1996 
( हम ) निदेश देते हैं कि इस न्यायालय के 

के अंतिम सप्ताह में खारिज की जा चुकी है । उन्होंने तत्काल यह मान 
समक्ष पील के लम्बित रहने तक , अपीलार्थी फो उपस्थिति 

लिया कि 1951- अधिनियम की धारा 123 ( 3 ) के अधीन श्री महाडिक 
रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा , 

द्वारा भ्रष्ट प्राचरण किए जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा 
जिससे कि वे जब सदन सत्र में हो , लगातार 60 दिन तक 

दिया गया निष्कर्ष अन्तिम हो गया है और यह कि ये उम पर प्राक्षेप 
अनुपस्थित रहने के कारण सदन के नियमों के अधीन निरहित 

नहीं कर सकते । 
न हो पाएं, किन्तु उन्हें सदस्य के रूप में न तो विधानमंडल 
की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुशात किया जाएगा 

___ 7. प्रायोग ने, अन्यथा भी , संगत रूप से यह दृष्टिकोण अपनाया 
न ही मत देने के लिए अनशात किया जाएगा और वह किगी 

है कि 1951 अधिनियम की धारा 8क के अधीन कार्गमाहियों में माया . 
पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे । " 

लयों के निष्कर्षों को प्रायोग के समक्ष प्रश्नपत या उस पर प्रहार नहीं 
(iv ) उच्चसम न्यायालय ने, तारीख 11- 12- 1995 के अपने अन्तिम 

किया जा सकता है , क्योंकि यह मायोग के लिए उच्च म्बामालमों का 

शीर्षस्थ न्यायालय के निष्कर्षों के संबंध में निर्णय का पालोमा होने के 
आदेश वारा , श्री महाष्टिक की अपील खारिज कर दी । 

समान होगा । प्रायोम न्यायालयों के ऐसे निष्कर्षों से उत्पन्न मिता 
उच्चतम न्यायालय ने केवल धारा 123 ( 3 ) के अधीन धर्म 
के आधार पर अपील करने के भ्रष्ट पाचरण के प्रपन पर 

के प्रश्न पर विचार करते समय निर्वाचन प्रजियों और निर्माबन अपीलों 
विचार किया और शेष महों भौर श्री महाडिक के विस्त 

में न्यायालयों के निष्कर्षों के पुनर्विलोकम की शक्तियां अनाधिकार से नहीं 
ऐसे भभिकथित अन्य आप्ट प्राधरणों, जिन्हें उच्च न्यायालय 

अपना सकता । 
के समक्ष माबित कर दिया गया था , के संबंध में फिन्हीं 

8. वर्तमान कार्यवाहियों में, प्रायोग से केवल दो प्रश्नों पर, मर्यात् , 
निकों को अभिलिखित करना अनावश्यक समक्षा । 

क्या श्री महाडिक को , जिन्हें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा 
( ५ ) उच्चतम न्यायालय के तारीख 11- 12- 1995 के निर्णय के भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, ( i ) निराहित किया जाए ; 

अनुसरण में , सचिव , महाराष्ट्र विधान सभा , ने मामले को और (ii ) यवि किया जाए तो कितनी अवधि के लिए , अपनी राय देने 
1951 मधिनियम की धारा 8क ( 1 ) के अधीन भारत के की अपेक्षा की गई है । 1951-अधिनियम की धारा 8क ( 1 ) के 
रााट्रपति को तारीख 16- :- 1996 को निर्देशित किया है परंतुक के अधीन मिरर्हता की ऐमी अवधि , उस तारीख से , जितको सो 
और प्रत्युत्तर में उन्होंने तारीख 4- 3- 1996 को उक्त मधि दोषी पाए जाने का न्यायालय का प्रादेश प्रभावी होता है, छह वर्ष से 
नियम की धारा 8क ( 3 ) के अधीन आयोग की राय मांगी अधिक नहीं हो सकती है । वर्तमान मामले में , ऐसी सतीकः 11-12 

1995, अर्थात् , यह सारीख होगी, जिसको उच्चतम न्यायालय में अपना 
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विचार करने मत देने के लिए प्रेरित किया है । इम बार में दो राय 
नहीं हो सकती है कि ऐसे हानिकर पाचरणी का अनुमोदन नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि में प्रत्यधिक रनसग्नाका हैं , और हमारे लोकतंत्र के 
अस्तित्व को जोखिम में डाल सकते हैं । मे गित पाचरणों में लिप्त 
व्यक्तियों में विधि के अधीन मम्ती से निपटा जाना चाहिए , क्योकि उनके 
प्रति दिखाई गई किसी नरमी से यह अभिप्रेत होगा नि उन भ्रष्ट 
प्रावरणों से , जो निर्वाचनों की शुद्धता को दूषित करणे हैं , समझौता 
किया जा रहा है । 


15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हा आयोग की सुविचारिस गय यह 
है कि श्री सूर्यकान्त वेंकटगष महाडिक को ऊपर उलिनविन प्रष्ट प्रापरण 
किए जाने के लिए निहित किया जाना चाहिए । 


अंतिम षिनिश्चय किया और जिसके द्वारा तारीख 23-4-1991 के 
सन म्यायालय के मादेश के प्रवर्तन पर रोक लगाने वाला तारीख 7-8 
1991 - का उसका पूर्वसर भतरिम आदेश बातिल हो गया । 

9. श्री गवाख यशवंत राव कनक गव की निरर्हता से संबंधित 
1951 - - मधिनियम की धारा 8क के अधीन : समरूप कार्यवाही ( 1. 99:1 
का पिम मामला संp 1 ( लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ) में आयोग ने 
तारीख 16- 5- 1991 को राष्ट्रपति को दी गई अपनी राय में यह अभि 
ध्यक्त किया था । 

__ "उपरोक्त प्रपनों पर विचार करते ममय, प्रायोग का कृत्य 
किए गए भ्रष्ट प्राचरण की प्रकृति तथा गंभीरता और ग्रह भाव 
करमे तक सीमित है कि क्या ऐसी परिशमनकारी पीर कम करने 
कामी पस्थितिमा है , जो एक पोर तो बिल्कुल ही कोई निरर्हता 
अधिरोपित नहीं करने को न्यायोचित ठहराती हों या 1951-- - 
अधिनियम की धाग 8क ( 1 ) के परंतुक के अधीन यथाअनुशेय, छह 
वर्ष की अधिकतम प्रगधि से कम अवधि के लिए निरर्हता अधिगेपित 
करने को मायोचित ठहराती हो । ” 

10. इस प्रकार पायोग को वर्तमान कार्यमाहियों में भी , यही अव 
लोकन करना है कि क्या थो महाडिक अपमे पक्ष में कोई परिणमनकारी 
यो कम करने वाली परिस्थिति दर्शित करने में समर्थ रहे हैं । 

11. श्री महाडिक की ओर से विद्वान काउंसेन श्री भंडार न यह 
निवेदन किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री महाडिक की तारीख 
11- 2- 1990 को मेश्वर मन्दिर में भाषण देने के लिए 1951 - - 
अधिनियम की धारा 123 ( 3 ) के अधीन भ्रष्ट प्रावरण करने के प्राधार 
. पर ही गोषी पाया गया है और यह कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च 
न्यायालय के मध्य निष्कर्षों की प्रभिपुष्टि नहीं की है । उनके अनुसार, 
उम्पसम न्यायालय का उपरोक्त निष्कर्ष श्री महाडिक के निर्वाचन को 
" पपास्त करने के लिए पर्याप्त था क्योंकि विधि के अधीन न्यायालय के 
पाम कोई अन्य विकल्प नहीं था , किन्तु 1975 में यथास्थिति , धाग 
8क के चीन प्रायोग का यह वष्टिकोण अपनाने का विवेकाधिकार है 
कि उक्त प्रष्ट पाषरण का परिणाम . भावी निर्वाचनों के लिए श्री महारिफ 
की निरर्हता न हो । उन्होंने याह मर्थन किया कि श्री महाडिक द्वारा 
उल्लंघनकारी भाषण एक छोटी- सी भीड़, जहां 30-40 शिव सेना-कार्यकर्ता 
और केवल 10-15 अन्य व्यक्ति उपस्थित थे , के समक्ष फिया गया था । 
इस प्रकार उन्होंने यह अभिषधन किया कि श्री महाडिक द्वारा किया गया 
भ्रष्ट आचरण अत्यधिक गंभीर प्रकृति का नहीं था और प्रायोग नम्र 
दृष्टिकोण अपना सकता है तथा श्री महाडिक पर कोई निगहना अधि 
रोपित नहीं कर सकता है । 

12. प्रायोग, श्री महाडिक में विज्ञान काउंसेल द्वारा किए गए इन 
निषेदनों से सहमत नहीं है, जिनमें पायोग से यह प्राग्रह किया गया था 
कि उन पर बिल्कुल ही कोई निरर्हता अधिरोपित न की जाए । 


16. इस प्रकार ऊपर उल्लिनिस पहले प्रश्न का ममाधान नदनमार 
किया जाता है । 
17. दूसरा प्रश्न यह है कि श्री महाडिया को कितनी अवधि के लिए 
निहित किया जाए । इसका उत्तर श्री महाधिक के पक्ष में कम करने 
वाला या परिशमनकारी परिस्थितियों, यदि कोई हों , पर निर्भर करेगां । 
18. परिशमनकारी और कम करने याली परिस्थितियों के लिए अभि 
वचन करते हुए श्री भंडारे ने यह निवेदन किया है कि श्री महारिक 
ने फरवरी, 1990 में अप्रैल , 1991 तक लगभग मयल एक वर्ष के 
लिए ही नियमिम विधान सभा सदस्य के 24 में कार्य किया और उच्च 
न्यायालय में 23- 4- 1991 के निर्णय के पश्चात् वे केवल नाम के ही 
विधाम मभा मवस्य थे , क्योंकि उन्हें उच्चतम न्यायालय के अंतरिम 
प्रादेश को ध्यान में रखते हुए विधान ममा मदभ्य को अनुशेष सभी 
वेतन , भनी और अन्य पर्गिलम्धयों में बंचित कर दिया गया था । 
उन्होंने यह भी कथिन किया कि श्री महारिक महाराष्ट्र विधान सभा के 
1995 के साधारण निर्वाचन में पुनः निर्वाचित हुए हैं , जिससे मह दशित 
होता है कि वे निर्वाचकमउल में लोकप्रिय है । उन्होंन . आमोग से : श्री 
महाडिक की युवावस्था और उस तथ्य को भी ध्यान में रखने का प्राग्रह 
किया कि ये ट्रेड यूनियन के नेता हैं न कि मजे हुए राजनीतिज्ञ. । उत्होंने 
प्रायोग मे यह भी अभिवचन किया कि वह श्री महाडिक के प्रति नम्र 
वृष्टिकोण अपनाएं क्योंकि वे प्रथम बार ही प्रष्ट पाचरण करने के दोषी 
पाए गए है । उन्होंने पायोग से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 
360, धारा 36 ! और धारा 428 और अपराधी परियोक्षा अधिनियम , 
1958 में निपिन सिद्धान्तों को लागू करने का प्राग्रह किया , जिनके 
अधीन न्यायालय अपराधियों को प्रथमं दोमिडि पर सदाचरण की 
परिवीक्षा पर या भत्सना के पश्चात् या उसके द्वारा पहले ही भोगे गए 
दंर को ध्यान में रखते हुए छोड़ देता है । 


13. उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है 


कि : 


" उपरोक्त चर्चा यह उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि 
" हरिनाम सप्ताह " के धार्मिक उत्सव के दौरान सर्षेश्वर 
मन्दिर में तारीख 11- 2-1990 को उस समय और उम 
स्थान पर हिन्दू भक्तों के समागम के समक्ष दिया गया अपी 
लार्षी का भाषण , स्पष्ट रूप से मतदाताओं से उनके धर्म के 
माचार पर की मई अपील थी , जी अधिनियम की धारा 123 
की उपधारा ( 3 ) के अधीन भ्रष्ट आचरण है । " 


[ ), अायोग, श्री भंडारे के उपरोयन फिी भा निवेदन में महमान होने 
में स्वयं को ग्रामर्थ पासा है । प्रामांग की सुविषारित गय यह है कि 
, श्री महाडिक के पक्ष में ऐसी कोई परिशमनकारी या कम करने वाली 
परिस्थिति नही है जो एह वर्ष से कम अवधि की निरर्हता अधिरोपित 
करने को न्यायोथित टहग मके । श्री भंडारे की शिकायत है कि श्री 
महाडिक विधान सभा सदस्य के रूप में फरवरी, 1990 से अप्रैल, 1991 
तक लगभग एक वर्ष कार्य कर . मफे । कितु वे आसानी से यह भल जाते 
है कि श्री महाडिक ने फरवरी, 1990 के निर्वाचन में भ्रष्ट भाचरण 
किया था , जिसको फलस्वरूप उनका निर्वाचन प्रारंभ से हो शून्य हो 
गया था , फिर भी ये एक वर्ष से अधिक सक नियमित रूप से विधान 
मभा के मदस्म रहे और वस्तुत : वे उसके पश्चात् भी , महाराष्ट्र विधान 
सभा का 1995 में विघटन होने तक , विधान सभा का सदस्य बने रहें । 
थे पुगः इम अति महत्वपूर्ण तथ्य को भूल रहे हैं कि श्री महाद्धिका अंप्रैल , 
- 1991 में उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें प्रप्ट प्राचरण किए जाने का दोषी 
. पाए जाने के बावजूद फरवरी , 1995 मे अाज तप नियमित प में 
विधान सभा के गदस्य बने हुए हैं । ऐसा केवल विधि की कार्य-पद्धति 


14. इस प्रकार , धी महाडिक ने मतदाताओं की धामिक भावनामों से 
बिलवाड़ किया है और उनके भर्मिक उन्माद और जोश को भाकाया 

है जिसने उनके निष्पक्ष - निर्णय , विवेकपूर्ण विचार और सही समम्म को 
- दूषित किया है और किसी- अभ्यर्थी को उसके गुणों मे भिन्न बातों पर 
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के कारण है कि वे एक ऐसी प्रास्पिति और हैसियत का उपभोग कर रहे 
है, जिसके लिए ये मम्पमा हकदार नहीं होते, यदि उन्धसम म्यायालय के 
समक्ष उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय के निर्णय 
पौर मावेश पर रोक न लगता । वह प्रक्रिया संहिता की धारा 360, 
धारा 361 पीर धारा 428 तथा परिवीक्षा अपराधी मधिनियम, 1958 
के उपबंध, जिन पर भंडारे ने निर्मर किया , 1951 - प्रधिनियम की धारा 
8क के अधीन वर्तमान कार्यवाहियों में लागू नहीं होते हैं । यह अभिवाक् 
भी कि श्री महारिफ एक युवा व्यक्ति है और ट्रेड यनियन के मेता हैं , 
प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ऐसे भ्रष्ट प्राधरण 
करने में लिप्त होने के लिए अनुशात नहीं किया जा सकता है जो हमारे 
देश के पंथ निरपेक्ष पौर लोकतान्त्रिक संरचना को नींव को ही खोखला 
कर थे । 


20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पायोग की यह सुविचारित राय 
है, पर तब नुसार यह यह अभिनिर्धारित करता है कि भी सूर्यकान्त 
संकटराब महारक को , ऊपर उल्लिखित भ्रष्ट प्राचरण करने के लिए 
लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1931 की धारा 8क ( 1 ) के अधीन 
निरहित किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, उनकी निरर्हता उच्चतम 
न्यायालय के भावेश की सारी , अर्थात् 11-12- 1995 से छह वर्ष 
की मधिकतम अवधि के लिए बनी रहनी चाहिए, जैसा कि लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8फ की उपधारा ( 1 ) के परंतुफ 
के अधीन उपबंधित है । 
21. राष्ट्रपति से प्राप्त निर्वेश को प्रायोग की उपरोक्त प्राशय की 
राय के साथ उन्हें लौटाया जाता है । 


Whereas an appeal was filed by the returned 
candidate before the Supreme Court and that 
Court by an tnterim order dated 7th August, 1991 
granted a conditional stay of the High Court s 
order on 23rd April, 1991 ; 

And whereas the Supreme Court dismissed the 
appsal on 11th December , 1995%; 

And whereas the President has sought the opi 
nion of the Election Commission in pursuance of 
sub -section ( 3 ) of section 8A of the said Act, on 
the questton whether the returned candidate should 
be disqualified under sub - section ( 1 ) of that sec 
ton and if so , for what period ; 

And whereas the Election Commission has 
given its opinion (vide Annexure ) that returned 
candidate should be disqualified for having com 
mitted the corrupt practice mentioned above , for 
a period of six years to be recokned from 11th 
December , 1995 i. e. the date of the Order of the 
Supreme Court; 

Now , therefore , I, Shanker Dayal Sharma, Pre 
sident of India , in exercise of the powers conferred 
on me under sub - section ( 3 ) of section 8A of the 
sad Act , do hereby decide that the returned candi 
date should be disqualified for a period of six years 
from 11th December , 1995 . 

PRESIDENT OF INDIA 
ANNEXURE 
ELECTION COMMISSION 

OF INDIA 
CORAM : 
G . V . G . KRISHNAMURTY 

ELECTION 

COMMISSIONER 
T . N . SESHAN 
CHIEF ELECTION 

COMMISSIONER 
DR . M . S. GILL 

ELECTION 
COMMISSIONER , 


ह ./ 
( बी . बी . बी . कृष्णमति ) 
निर्वाचन पायुक्त 


( टी . एन . शेषन ) ( एम . एस . गिल ) 
मुम्म निर्वाचन मायुक्त निर्वाचन मायुक्त 


मई दिल्ली, 
तारीब 17 मप्रैल, 1996 


( फा . सं . 7 ( 17 )/ 96 - वि .- 2 ) 
पी . एस . सकरवाल, संयुक्त सचिन 


EHATI 


Reference case No. 2 ( RPA) of 1996 


tior Preside " ( E ) , 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND 

COMPANY AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 21st May, 1996 
6. 0 . 356 ( E) . --- The following order made by 
the President is published for general informa 
tion : 

ORDER 
Whereas the election of Shri Suryakant Venka 
trao Mahadik (hereinafter referred to as the re 
turned candidate ) from 48 - Nehru Nagar Assem 
bly Constituency in the State of Maharashtra at 
the general election held _ in February , 1990, was 
set aside by the High Court of Bombay on 23rd 
April , 1991 on the ground of commission by the 
returned candidate of corrupt practices specified 
in clauses (3 ) and ( 3A ) of section 123 of the Re 
presentation of the People Act, 1951 ( hereinafter 
referred to as "the said Act ") .: 


( Reference from the President of India under 
Section 8A ( 3 ) read with 8A ( 1 ) of the Represen 
tation of the People Act, 19951. ) . 


In re : Disqualincation of Shri Suryakant Venkt 

trao Mahadiki , member of the Mahara 
shtra Legislative Assembly . 


OPINION 
In this reference from the President of India 
under Section 8A ( 3 ) of the Representation of the 
People Act, 1951 ( for short 1951 - Act ) , the 
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opinion of the Election Commission has been sou 
ght on the question whether Shri Suryakant Ven 
katrao Madhadik , a member of the Maharashtra 
Legislative Assembly, should be disqualified and , 
# So , for what period , under Section 8A ( 1 ) of the 
said Act. 

2. The relevant facts, briefly , stated , are as fol 
lows : 


( i) Shri Suryakant Venkatrao Mahadik was 

elected to the Maharashtra Legislative 
Assembly from 48 -Nehru Nagar Assemb 
ly Constituency at the general election 
held in February, 1990 . 


( ii) His election was challenged by one of the 

- rival candidates Smt. Saroj Sandesh Naik 

(Bhosale ) before the Bombay High 
Court in Election Petition No . 14 of 
1990 . The Bombay High Court, by its 
judgment and order dated 23 - 04 - 1991 , 
found Shri Mahadik guilty of corrupt 
practices under Sections 123 ( 3 ) and 
123 ( 3A ) of the 1951-Act, for making 
appeal on the ground of religion and 
inciting feeling of enmity and hatred 
between different classes of citizens of 
India . Consequently , the High Court set 
aside the election of Shri Mahadtk . 


(v ) In pursuance of the Supreme Court s 

Judgment dated 11 - 12 - 1995, the Secre 
tary to the Maharashtra Legislative As 
sembly has referred the matter to the 
President of India on 16 - 2 - 1996 under 
Section 8A ( 1 ) of thc 1951-Act and he, 
in turn , has sought the Commission s opi. 
nion under Section 8A ( 3 ) of the said 

Act on 4 - 3 - 1996 . 
( vi) It may be relevant here to take note of 

the fact that during the pendency of the 
appeal before the Supreme Court, Shri 
Mahadik again contested election to the 
Maharashtra Legislative Assembly from 
the same 48 Nehru Nagar Assembly 
Constituency held in February , 1995 . He 
was elected at the said election and is 
now a sittingmember of the Maharashtra 

Legislative Assembly 
3 . In keeptng with the Commission s consistent 
practice in such cases, Shri Mabadik was afforded 
an opportunity of personal hearing, before the 
Commission formulated its opinion . For this pur 
pose , a hearing was fixed on 02- 04 - 1996 and Shri 
Mahadik was asked to file his written statement 
by 26 -03 - 1996 . He requested for extension of 
time for filing his written statement by two weeks 
on the ground that he had filed a review petition 
against the order dated 11- 12 - 1995 of the Sup 
reme Court which was likely to be taken for hear 
· ing by that Court within two weeks, His request 
was granted and consequently the hearing which 
scheduled to be held on 02 -04 - 1996 was post 
poned to 16 -04- 1996 , 

4 . Shri Mahadik sent his written statement on 
05 -04 - 1996 which was received in the Commis 
sion on 09- 04 - 1996 . He was also heard by the 
full Commission on 16 -04- 1996 , as scheduled , 
He was represented by Shri V . R . Blandare, learn 
ed Counsel, at the said hearing. 


( iii ) On appeal, the Supreme Court, by its in 

terim order dated 07- 08 -1991 in Civil 
Appeal No . 2453 of 1991 , granted a 
qualified stay of the order of the High 
Court in the followtng terins : 


(We) direct that pending appeal before 
this Court, the appellant shall be per 
mitted to sign the attendance register 
so that he may not be disqualified 
under the Rules of the House for be 

ing absent for continuous 60 days 
· when the House is in session but he 
would not be permitted to participate 
in the proceedings of the legislature 
nor he would be permttted to yote and 
would not be entitled to any remune 
ration as member." . 


5 . The Commission has carefully considered the 
oral submissions of Shri Bhendare. The Commis 
sion has also perused and carefully examined the 
written submissions inade by Shri Mahadik . 


( iv ) The Supreme Court, by its final order 

dated 11- 12 - 1995 , dismissed the appeal 
of Shri Mahadik . The Supreme Court 
went only into the question of corrupt 
practice under Section 123 ( 3 ) of mak 
ing an appeal on the ground of religion 
and considered it upnecessary to re 
cord any findings on the remaining 
points and the other corrupt practices 
alleged against Shri Mahadik and which 
had been proved beforo the High Court 


6 . Shri, Bhandcrc informed the Compission 
that the review petit:91 filed by Shri Mahadik had 
sis .ce been disinissed by the Supreme Court in the 
last week of March , 1996 . He straightaway con 
with that the finding given by the Supreme Court 
with regard to the cominissain of corrupt practice 
by Shri Mahadik under Section 123 ( 3 ) of 1961 
Act had become final and that he could not ques . 
tion the same. 

7. Otherwise alss , the Commission las consis 
tently taken the view that the findings of the 
Courts cannot be questioned or assailed before the 
Commission in the proceedings under Section 8A 
of the 19951-Act as that would tantamount to the 
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ile stated that the offending speech was made by 
Shri Mahadik at a small gathering where 30 to 40 
Shiv Sena workers and only 10 to 15 others were 
present. He thus, pleaded that the corrupt prac 
ice copimitted by Shri Mihadak was not of a very 
serious frature and the Commission may take a 
Tenient view and may not impose any disqualifica 
Lion on Shri Mahadik . 


Commission sitting in , judgment over the findings 
of the High Courts or the Apex Court. The Com 
mission cannot arrogate to itself the powers of the 
review of findings of the Courts in election peti 
tions, and election appoals, while considering the 
question of disqualification arising out of such 
findings of the Courts. 

8 . In the present proceedings, the Comminission 
is called upon to tender its opinion only on two 
questions, namely , whether Shri Mahadik who has 
been found guilty of corrupt practice by the Hig ! 
Court and the Supreme Court, (i) should be dis 
proviso to section 8A ( 1 ) of the 1951 -Act , such 
period of disqualification cannot exceed six year s 
from the date on which the order of the Court 
Apding him güilty takes effect. In the present casc 
such date will be 11- 12 - 1995 , i. e ., the date on 
which the Supreme Court gave its final decision and 
whereby its earler interim order dated 07 -08 - 1991, 
staying the operation of the High Court s order 
dated 23-04- 1991, stood vacated . 


12 . The Commission is not persuaded by the 
Submissions made by the learned Counsel of Shri 
Mahadik urging the Comarission that 15 disquali 
ication be imnosed on him at all : 


LU 


13 . The Supreme Court has categorically held 
That : 
" The above discussion is sufficient to indicate 

that the specch of the appellarft on 
1-1 - 2 - 1990 in Sarveshwar Mandir during 
the religious festival of Akhand Harinam 
Saptah to the congregation of Hindu 
devotees at the time and place was 
clearby an appeal to the voters on the 
ground of his religion which amounts 
to a corrupt practice undor sub - section 
( 3 ) of section 123 of the Act." 


" . 19 . In a sunilar proceeding under Section 8A 
of the 1951-Aot relating to disqualification of 
Skai. Gadakh Yashwant Rao Kankarrao (Refer 
edce .Eme: No. (RPA ) of 1994 ), the Commis 
sion in its opinion dated 16 -05 - 1994 to the Presi 
dont observed : 


“ While considering the above questions, the 

Commission s function is linuted to look 
into the nature and gravity of the cor 
rupt practice committed and whether 
there is any extenuating and mitigating 
circumstances which may justify either 
the imposition of no disqualification at 
all , as one extreme, or the imposition 
of disqualification for a period lesser 
than the maximum period of six years 
as permissible under the proviso to sec 

tion 8A ( 1 ) of 1951-Act." . . . 
10 . In the present proceedings also , the Com 
mission has thus to see whether Shri Maladik has 
been able to show any extenuating or mitigating 
circumstance in his favour. 

11 . Shri Bhandare, learned Counsel for Shri 
Mahadik , submitted that Shri Mahadik had been 
found guilty by the Supreme Court only on the 
ground of commission of corrupt practice under 
section 123 ( 3 ) of the 1951- Act for making a 
speech at the Şarveshwar Mandir on 11 -02 -1990 
and that the Supreme Court had not affirmed other 
findings of the High Court. According to hini 
the above finding of the Supreme Court was suffi 
cient to set aside the election of Shri Mahudik as 
the Court had no other option under the law , but 
the Commission had the discretion under Section 
8A , as amended in 1975 , to take the view that 
the said corrupt practice may not result in the dis 
qualification of Shri Mahadik for future elections . 


14 . Shri Mahadik has thus played upon the 
religious sentiments of the voters and aroused 
their religious passions and fervours which blur 
their dispassionate judgment, rational thinking and 
right perceptions and motivate them to vote for a 
candidate on considerations other than his merit . 
There cannot be two opinions that such perni 
rious practices cannot be countenanced with , as 
the saine are highly dangerous and can threaten 
the very survival of our democracy . - Persons in 
dulging in such nefarious practices must be seve 
rely dealt with under the law as any leniency 
shown to them would mean compromising with 
those oorrupt" practices which sully the purity 
of elections. 

15 . Having regard to the above , the Commission 
is of the considered opinion that Shri Suryakant 
Venkatram . Mahadik should be disqualified for 
hating committed the corrupt practice mentioned 
above. 

16 . The first question mentioned above is thus 
answered accordingly. 
, 17 . The second question is for what period 
should Shri Mahadik be disqualified . The answer 
thereto would depend upon the mitigating or ex 
tenuating circumstances, if any, in favour of Shri 
Mahadik . 


18 . Pleading as such extenyating and mitigating 
circumstances , Shri Bhandare bas submitted that 
Shri Mahadik fanctioned as a full - fledged MLA 
only for about one year from February , 1990 to 
April, 1991 and after the High Court s judgment 


- 


w 
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on 23- 04 - 1991 he was an MLA only in name as been cnjoying a status and position to which he 
all salary , allowances and other perquisites ad otherwise would not have been entitled to , had 
missible to an MLA were denied to him in view of there been no stay of the judgment and order of 
the Supreme Court s interim order. He further stated lhe High Court pending his appeal before the 
that Shri Mahadik had been re -elected at the 1995 Supreme Court. The provisions of sections 360 , 
general election to the Maharashtra Legislative 361 and 428 of the Criminal Procedure Code or 
Assembly which showed that he enjoyed popu of the Probation of Offenders Act, 1958, on which 
larity among the electorate . He also urged the Shri Bhandare relied , have no application to the 
Commission to keep in view the young age of Shri present proceedings under Section 8A of the 1951 
Maladik and also the fact that he was a trade union Act. The plea that Shri Mahadik is a young man 
leader but not a seasoned politician . He also pleaded and a trade uionist also cuts no ice , as no ono 
with the Commission to take a lenient view as this can be permitiud to indulge in the commission of 
was the first time that Shri Mahadik had been found corrupt practices which cut at the very foundation 
guilty of corrupt practice . He urged the Commissioni of secular and dimecratic structure of our country . 
to apply the principles enunciated in Sections 360 , 

20 . In view of the above, the Commission is of 
361 and 428 of the Criminal Procedure Code , 1973 

the considered opinion , and accordingly holds, that 
and the Probation of Offenders Act, 1958 , where 

Shri Suryakant Venkatrao Mahadik should be dis 
under the Courts let -off the offenders on first 

qualified under section 8A ( 1 ) of the Representation 
conviction on probation of good conduct or after 

of the People Act, 1951 for having committed the 
admonition or by taking into account the punish 

corrupt practice mentioned above . Further , his 
ient already undergone. 

disqualification should run for the maximum period 
of six years from the date of the order of the 

Supreme Court, namely , 11 - 12 - 1995 , as provided 
19 . The Commission finds itself unable to be 

under the proviso to sub - section ( 1 ) of Section 
persuaded by any of the above submissions of Shri 8 .1 of the Representation of the People Act, 1951. 
Bhandare. In the Commission s considered opinion , 

21 . The reference received from the President 
there are no cxtenuating or mitigating circumstances is returned to him with the Commission s opinion 
in favour of Shri Mahadik which may justify the 

to the above effect. 
imposition of disqualification for a period of less 
than 6 years. The grievance of Shri Bhandare is 

SD 
that Shri Mahadik could function as an MLA for ( C . V . G . KRISHNAMURTY ) , 
about one year from February , 1990 to April, 1991. Election Commissioner 
But he conveniently forgets that Shri Mahadik 

Sd / 
committed the corrupt practice at he election in 
February , 1990 which rendered his election void ( T . N . SESHAN ) , 
ab initio and he yet he enjoyed as a full- fledged Chief Election Commissioner 
MLA for more than a year and even thereafter 

Sd 
remained , in fact, an MLA till the dissolution of 
the Maharashtra Legislative Assembly in 1995 . He 

( M . S . GILL ), 
is again forgetting a very vital fact that Shri 

Election Commissioner 
Mahadik has once again been enjoying as a full New Delhi : 
fledged MLA from February , 1995 till this date , Dated : 17th April, 1996 . 
despite liis having been found guilty of corrupt 
practice by the High Court in April, 1991. It is 

[ F . No . 7 ( 19 ) |96 -Leg. II ] 
only because of technicality of law that he has 

P . L . SAKARWAL , Jt . Secy . 
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